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सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2986      
उत्‍तर देने की तारीख : 21.03.2018 
दक्षिणी राज्यों की लघु और मध्यम उद्यम की एसोसिएशनों का अनुरोध
2986. श्री अनिल देसाईः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) 
क्या दक्षिणी राज्यों की लघु और मध्यम उद्यम एसोसिएशनों ने केन्द्रीय सरकार से अनर्जक आस्तियों के रूप में घोषित औद्योगिक इकाइयों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए दी जाने वाली नोटिस अवधि को वर्तमान 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिनों करने का अनुरोध किया है;

(ख) 
क्या उन्होंने प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उत्पादन के बेहतर तरीकों और सस्ते स्रोतों से आयात के कारण लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आसान निर्गम नीति की भी मांग की है; और
(ग) 
यदि हां, तो लघु और मध्यम उद्यम एसोसिएशनों के इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?
उत्‍तर
सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)
(क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में लेनदारों से 01.09.2017 तक अतिदेय ऋण-राशि और 01.09.2017 से 31.01.2018 के बीच एमएसएमई लेनदारों से भुगतान को गैर-निष्‍पादन आस्ति घोषित किए बिना उनके मूल नियत तिथि से 180 दिनों के अंदर निपटान किया जा सकता है। सरकार ने ऋण-शोधन अक्षमता और दिवालिया कोड 2016 के जरिए एसएमई उद्यमियों के लिए निर्गम नीति भी बनायी है।  
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